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 Title:  Discussion  on  the  situation  arising  out  of  drought  and  drinking  water  crisis  in  many  states  and  need  to  consider  inter-linking  of  rivers  and  water
 resource  management  for  sustainable  solution  to  mitigate  the  crisis.

 HON.  CHAIRPERSON:  The  House  will  now  take  up  Item  No.  13  Discussion  under  Rule  193.

 Shri  Jagdambika  Pal.

 Interruptions)

 SOME  HON.  MEMBERS:  Sir,  please  take  up  Zero  Hour.

 Interruptions)

 HON.  CHAIRPERSON:  Hon.  Members,  issue  of  drought  and  drinking  water  crisis  is  more  important.

 Interruptions)

 HON.  CHAIRPERSON:  We  will  take  up  the  Zero  Hour  after  6  o'clock.

 Now,  let  Shri  Jagdambika  Pal  speak.

 oft  जगदम्बिका  पाल  (डुमरियागंज):  अधिषुफठाता  महोदय,  मैं  आपका,  अनुराग जी  का,  अपने  सभी  सत्ता  पक्ष,  पूति पक्ष  के  सहयोगियों  और  पप्पू  जी  का  विशेष  रूप  से  आभारी  हूं  कि  कम  से  कम
 इस  सम्मानित  सदन  के  सदस्य  पहले  दिन  से  ही  सूखे  जैसे  विषय  को  उठाना  चाहते  थे,  आज  हमारी  लोक  सभा  की  अध्यक्षा  ने  इस  महत्वपूर्ण  चर्चा  के  लिए  समय  मंजूर  किया  है  मैं  समझता हूं  कि
 इस  चर्चा  की  गंभीरता  यह  हैं  कि  आज  इस  चर्चा  में  ज  केवल  सदन  साक्षी  हैं,  बल्कि  पूरे  देश  के  लोगों  की  नजरें  भी  लगी  हुई  हैं,  क्योंकि  सूखे  की  समस्या  किसी  एक  या  दो  राज्य  की  नहीं  है,  उत्तर  भारत
 या  दक्षिण  भारत  की  नहीं  है,  बल्कि  आज  कन्याकुमारी  से  लेकर  कशमीर  तक  दस  राज्यों  के  256  जनपदों  की  33  करोड़  आबाठी  इस  सूखे  से  प्रभ्वित  है|

 सभापति  महोदय,  मैं  कहला  चाहूंगा  कि  यह  सदन  गंभीर  हैं,  सदन  के  सम्मानित  सदस्य  गंभीर  हैं।  मैं  अध्यक्ष  महोदया  का  आभार  व्यक्त  करूंगा,  क्योंकि  उन्होंने  प्र्  काल  में  भी  माननीय  सदस्यों  को
 सवाल  पूछने  का  अवसर  दिया।  उन्होंने  जीरो  ऑवर  में  भी  माननीय  सदस्यों  को  बोलने  का  अवसर  दिया।  उनके  खुद  के  इनीशियेटिव  रिसर्च  सैंटर  में  4  और  5  तारीख  को  दो  दिन  की  कार्यशाला  इस
 सूखे  पर  चल  रडी  हैं,  जिसमें  हमारा  महत्वपूर्ण  पैनल  आया  8  उस  पैनल  के  लोग  बें  बतायेंगे  कि  सूखे  और  पेयजल  के  संकट  का  समाधान  मैये  होा  इस  सदन  में  हम  लगातार  बरसों  से  सूखे  की
 चर्चा  कर  रहे  हैं,  लेकिन  उसका  समाधान  अभी  तक  नहीं  निकला|  आज  पहली  बार  हम  केवल  सूखे  की  चर्चा  नहीं  कर  रहे,  बल्कि  सूखे  से  होने  वाले  पेयजल  के  संकट  पर  भी  चर्चा  कर  रहे  हैं।  इस  देश

 के  समक्ष  पहली  बार  ऐसी  गंभीर  परिस्थितियां  पैठा  हुई  हैं  कि  न  केवल  देश  में  सूखा  है,  बल्कि  सूखे  के  साथ-साथ  पेयजल  का  भी  संकट  हो  गया  है,

 सभापति  अहोठय,  मैं  समझता  हूं  कि  सूखे  और  थिंकिंग  वाटर  की  कालेज,  ये  दोनों  चुनौतियां  देश  के  समक्ष  आ  गयी  हैं|  कोर्ट  2014-15  में  107  जनपद  सूखे  जे  प्रभ्षतित  थे,  आज  यह  कितनी  गंभीर
 चिंता  का  feAorer  है  कि  aA  ore  2015-16  में  256  जनपद  सूखे  से  प्रभावित  हैं,  यानी  सूखे  का  पूभाव  बढ़  रहा  है।  आप  महाराष्ट्र  के  लातूर  की  घटनाओं  को  रोज  अखबारों  और  टेलीविजन  पर  देख
 रहे  हैं।  उत्तर  सुदेश  के  बुन्देलखंड  के  बांदा  जिले  के  नत्थू  किसान  की  मत  को  अपनी  आंों  से  देख  रहे  हैं।  तेलंगाना  की  वह  मां,  जो  अपनें  दो  बच्चों  को  पाली  पिलाने  के  लिए  उसकी  तलाश  में  घर  से
 निकली,  तो  हीट  स्ट्रोक  से  बेहोश  हो  गयी  और  वे  दोनों  बच्चे  पेड़  के  लिखे  पानी  का  इंतजार  करते-करते  मौत  के  मुंड  में  चले  orl  मैं  यह  कोई  कहानी  नहीं  सुना  रहा,  बल्कि  यह  हकीकत  है|

 सभापति  महोदय,  मैं  समझता  हूं  कि  देश  में  इससे  ज्यादा  गंभीर  परिस्थितियां  नहीं  उत्पन्न  हो  सकतीं।  आज  तेलंगाना  में  जल  के  संकट  से  दस  और  चार  साल  के  बत्वे  की  मौत  के  साथ-साथ 257
 लोगों  की  मत  हो  चुकी  है।  आज  देश  के  उन  म  राज्यों  में  जहां  सूखे  और  पेयजल  के  संकट  से  यें  परिस्थितियां  उत्पन्न  हुई  हैं,  तो  निश्चित  तौर  से  आने  वाले  दिनों  में  हमें  केवल  इस  पर  चर्चा  नही  करनी
 होगी,  बल्कि  इसके  समाधान  के  लिए  सोचना  होगा

 सभापति  महोदय,  मैं  उमा  भारती  जी  को  बधाई  दूंगा  कि  कम  से  कम  जब  से  हमारी  सरकार  बनी,  इस  सरकार  ने  नदियों  को  जोड़ने  के  पूछताछ  के  बारे  में  भोता।  पहले  माननीय  अटल  बिढ़ाटी  वाजपेयी
 की  सरकार  ने  नदियों  को  जोड़ने  का  एक  पूयास  शुरू  किया  था,  लेकिल  वह  पूयास  बीच  में  रह  oN)  आपको  याद  होगा  कि  लगातार  यह  कोशिश  हुई  कि  इंटर  लिंकिंग  ऑफ  रिवर्स  हो।  इसके  संबंध  में
 वष्,  1970  में  दो  पूछताछ आये|  एक  डा.  केएल राव का  प्रर्ताव  आया  और  दूसट,  गार लैंड  केनाल बाय  कैप्टन  दस्तूर का  Yala  आया  कि  नेशनल  वाटर  विड  बनाया  जाये|

 जिससे  जिस  एरिया  में  ताटर  रिच  रीज़न  को,  जो  डेफिझिट  रीज़न  हो,  जहां  पाली  की  कमी  हैं,  संकट हैं,  अकाल  की  स्थिति  है,  वहां  पानी  को  पहुंवा  सकें,  इस  दिशा  में  yea  किया  जाएा

 मुझे  अेट  के  साथ  कहना  पड़  रहा  है  कि  कोई  काम  वर्ष  1970  के  बाद  से  आगे  नहीं  बढ़  पाया  हैं।  17  जुलाई,  1982  को  नेशनल  वाटर  डेवलपमेंट  एजेंसी  की  स्थापना  हुई।  इसकी  स्थापना  के  बावजूठ
 1982  से  आज  तक  नदियों  की  इंटर लिंकिंग  के  संबंध  में  काम  जहां  हुआ  है,  46  पूछताछ  आए  थे  चाहे  केन,  बेतवा,  गोदावरी,  Aun  या  महानंदा  वठी  हो,  देश  के  तमाम  राज्यों  की  नदियों  को  जोड़ने

 का  नेशनल  वाटर  डेवलपमेंट  एजेंसी  ने  अपना  पूछताछ  दिया,

 17.26  hours  (Hon.  Speaker  in  the  Chair)

 46  yard  लेशलल  वाटर  डेवलपमेंट  एजेंसी  के  सामने  पड़े  रहे।  इसमें  आगे  कोई  Pras  नहीं  तुडी  इस  संबंध में  ऑनरेबल  सुप्रीम  कोर्ट  ने  27.2.2012 को  निर्णय  दिया  -  The  hon.  Supreme
 Court  has  directed  that  an  appropriate  body  should  be  created  to  plan,  construct  and  improve  the  interlinking  of  rivers  programme  for  the  benefit  of
 the  nation  as  a  whole.  यह  फैसला  देश  की  जनता  के  हित  में  था,  देश के  उल  अतों  के  हित  में  था  जहां  पानी  का  लवल  लगातार  नीचे  जा  रहा  है  और  लोगों  को  पलायन  करना  पड़  रहा  है।  यह
 अर्थव्यवस्था को  प्रभावित  कर  रहा  हैं।  इन  परिस्थितियों  में  देश  के  उच्चतम  न्यायालय  ने  2012  में  फैसला  दिया  कि  ऐसी  बॉडी  देश  में  क्रिएट  करें  जो  अत्रीय  असंतुलन  को  दूर  कर  सके  क्योंकि  अगर
 एक  जगह  पानी  का  संकट  हैं  तो  दूसरी  जगह  से  पानी  के  संकट  को  दूर  किया  जा  सके  लेकिन  तत्कालीन  यूपीए  सरकार  ने  कोई  कदम  नहीं  उठाया

 मैं  माननीय  पूधानमंती  मोठी  जी  और  माननीय  मंत्री  उमा  जी  को  बधाई  देना  चाहता  हूं  कि  23.09.2014  को  सरकार  ने  फैसला  किया  और  स्पेशल  कमेटी  फॉर  ठ  इंटर लिंकिंग  आफ  रिवर्स  का  गठन
 किया।  इसका  गठन  केवल  कागजों  पर  नहीं  हुआ  है  इसकी  अध्यक्षता  माननीय  मंत्री  उमा  भारती  जी  को  करनी  हैं।  ठो  वर्ष  भी  adi  हुए  हैं;  इन्होंने  आठ  बैठकें:  की  हैं।  आने  वाले  समय  में  दुनिया  में
 पानी  का  संकट  होने  जा  रहा  हैं,  हमें  उम्मीद  हैं  कि  भारत  सरकार  पानी  के  संकट  से  एक  सक्षमपूर्ण  ढंग  से  निपटने  में  कामयाब  होगी

 महोदया,  ल  केवल  माननीय  मंत्री  की  अध्यक्षता  में  कमेटी  बनी  बल्कि  टास्क  फोर्स  13.04.2015  भी  बनाई  गई  ताकि  जो  बैठकें  हो  रही  हैं,  उनसे  जो  कल्लू  डरा  करें  कि  नदियों  को  जोड़ले  का  काम
 किस  तरह  से  कर  सकते  हैं।  इसका  गठन  वास्तविकता  के  धरातल  पर  उतारने  के  लिए  किया  गया  टास्क  फोर्स का  गठन  13.04.2015  में  हुआ  है,  उसकी  बैठक  23.04.2015,  05.11.2015  और

 28.04.2016 को  हुडी  देश  और  दुनिया  में  पानी  का  संकट  पैठा  हो  रहा  है,  मैं  बधाई  देना  चाहता  हूं  कि  माननीय  मंती  जी  लगातार  इस  बात  के  लिए  चिंतित  हैं  कि  नदियों  को  जोड़ने  के  प्रयास  को
 सार्थकता पर  कैये  उत्तार  सकते  हैं।  इस  दिशा  में  काम  आगे  हो  रहा  हैं।



 इंटर लिंकिंग  के  लिए  नेशनल  परस्पेक्टिव  प्लान  बलाया  हैं।  इसमें  नेशनल  वाटर  डेवलपमेंट  एजेंसी  के  16  प्रोजेक्ट  पेनिनसुला  कम्पोनेंट  के  हैं,  हमारी  नदियों  के  हैं,  हिमालयन  रँज  के  हैं,  नेपाल  से
 नदियां  निकलती  हैं,  कोसी,  गंगा,  जलकुंडी  आदि  नदियां  निकलती  हैं|  हिमालयन  कम्पोनेंट  के  14  प्रोजेक्ट हैं।  माननीय  अध्यक्ष  जी,  आप  भी  स्वयं  इसके  लिए  प्रयास  कर  रही  हैं  क्योंकि  लगातार  पानी
 का  संकट  हो  रहा  हैं।  मैं  इसके  लिए  आपको  बधाई  दे  रहा  हूं

 महोदया,  देश  के  माने-जाने  व्यक्ति  चाहे  मंगला  राय  जी  हैं,  इंदिरा  जी  हैं  या  अन्य  हैं,  उन्हें  आपने  दो  दिनों  के  लिए  सांसदों  के  साथ  बिठाया|  सदन  में  पूर्वकाल  में  इस  विधु:  य  पर  चर्चा  हो  रही  है,
 आपने  शून्यकाल  में  मौका  दिया,  इसके  बावजूठ  भी  कुछ  लोग  अखबारों  में  यह  रिपोर्ट  लिख  रहे  हैं  कि  लगता  हैं  कि  पार्लियामेंट  में  इस  गंभीर  Acre  पर  चर्चा  नहीं  हो  रही  है।  मैं  अभ्ित  तौर  से  आपको ~  ऑ
 बधाई  दूंगा  कि  जिस  तरीके  से  सूखे  पर  चर्चा  सदन  कर  रहा  है,  सदन  से  बाहर  डी  चर्चा  हो  रही  है  और  सांसदों  को  बताया  जा  रढ़ा  हैं  कि  वे  अपने  क्षेत्रों  में  जाकर  इस  समस्या  से  कैसे  निजात  पा  सकते
 हैं,  श्रउंड  वाटर  को  रेग्युलेट  करने  के  लिए  हम  क्या  कर  सकते  हैं  या  मनरेगा  &  अंदर  जल  संचयन  या  वाटर  रिसोर्सेस  के  कंजर्वेशन  के  लिए  हम  कौन-कौन  से  कदम  उठा  सकते  हैं  इस  दिशा  में  भी
 सूखा  संबंधित  समस्याएं  हैं,  इनके  समाधान  की  तरफ  बढ़ेंगे  तथा  पेयजल  पु बंधन  की  समस्याओं  के  स्थायी  समाधान  की  तरफ  ७; उ  आज  PAR  अत  सबसे  महत्वपूर्ण  है  और  pAfow  हेतु  में  अगर
 सूखा  पड़ता  हैं  तो  निश्चित  तौर  पर  pA  a  को  पुराविद  करता  हैं।  कृषिरिःष  से  आज  भी  50  पुनीत  आबाठी  रोजगार  उस  करती  हैं।  हमारी  जीडीपी  में  कहीं  न  कहीं  PAR  का  अंश  कम  gar  है,  as
 भी  चिंता  का  ति/रिषय  है,  उत्तर  पूदेंश  के  50  जनपद  सूख़ागूस्त  किए  गए  हैं|  राधा  मोहन  जी  बैंठे  हैं,  कव  सरकार  ने  इस  Aver  में  पहल  की  है,  वे  मेमोरेंडम  की  वेट  नहीं  करते  हैं,  इस  बात  का  इंतजार
 नहीं  करते  हैं  कि  राज्य  हमसे  मांग  करे,  इसके  बावजूद  कंद  सरकार  oi  डिजास्टर  मैंनेजमेंट  रिलीफ  फंड  सें  राज्य  डिजास्टर  रिलीफ  फंड  के  लिए  केंद्रीय  अंश  का  पहली  किश्त  के  रूप  में  2551  करोड़
 रुपए दे  दिए  हैं।  इसले  दिया  जा  चुका  हैं  और  2015-16  के  लिए  एसडीआरएफ  के  लिए  धनराशि  का  समायोजन  हैं  वह  10275 करोड़  रुपए  किया  हैं।  यह  पिछले  सालों  की  तुलना  में  दोगुना
 पैसा  किया  है।  इसके  लिए  सरकार  को  बधाई  है।

 अध्यक्ष  महोदया,  आज  सरकार  को  जिस  तरह  से  किसानों  की  चिंता  है  कि  पहले  एक  मानक  था  कि  अगर  50  पुनीत  से  कम  फसल  की  क्षति  होगी,  तो  उन्हें  कोई  मुआवजा  नहीं  दिया  जाएगा|  मोदी
 जी  के  पूधालमंत्ी  बनने  के  बाठ  उन्होंने  ग्लोबल  तार्मिंग  की  भी  चिंता  की,  उन्होंने  किसानों  की  क्षति  को  देखा  कि  जिलों  से  पु शासन  की  रिपोर्ट  कभी  भी  पवा  पुनीत  की  नहीं  आती  है  इस  क्षति  को
 पचास  पुनीत  से  घटाकर  33  परतिशत  कर  दिया  जिससे  कि  अधिक  से  अधिक  किसानों  को  क्षतिपूर्ति  मिल  सकेा,  आज  भी  किसान  मानसूल  पर  ही  निर्भर  करता  हैं  इसलिए  जब  ऐसा  संकट  छोटे  और
 सीमांत  किसान  के  सामने  Seuss  at  जाती  है  तो  वह  इस  संकट  को  झेल  नहीं  पाता  है|  पूरे  विश्व  की  17  परसेंट  आबादी  केवल  भारत  में  रहती  है  लेकिन  विश्व  की  कुल  जमीन  का  केवल  2.3  परसेंट
 भारत  के  पास  हैं  और  wt  दुनिया  में  जो  पानी  की  उपलब्धता  हैं  उसका  केवल  भारत  के  पास  4.2  परसेंट  है|  आप  देख  सकते  हैं  कि  जमीन  पर  कितना  ज्यादा  घनत्व  है  कि  111  के  सापे०  137  घनत्व
 हैं।  जो  140  लाख  बिलियन  टव्स  हम  पैठा  कर  रहे  हैं,  वह  आज  भी  पैठा  कर  रहे  हैं|  भारत  में  हम  जो  पानी  यूज  कर  रहे  हैं  वह  27  परसेंट  ब्लू  वाटर  हैं|  चाइना में  केवल  14  परसेंट है,  यूएसए  में  11

 परसेंट  है।  हमारी  आबादी  तिल  गुना  बढ़  गई  हैं।  जमील  कम  होती  जा  रही  है|  जमीन  में  जो  कार्बन  कंटेट  पांच  परसेंट  होला  चाहिए  वह  घटकर  0.25  परसेंट  रह  गया  है|  आने  वाले  दिनों  में  केवल  भारत
 के  सामने  जही  बल्कि  पूरी  दुनिया  के  सामने  डिमांड  के  सामने  सप्लाई  का  गैप  50  परसेंट  dom  कल  मंगलवार  को  वर्ल्ड  बैंक  की  रिपोर्ट  आई  हैं  कि  जल  संकट  के  कारण  देशों  की  आर्थिक  वृद्धि
 प्रभावित  होगी|  यह  बात  केवल  भारत  के  लिए  ही  नहीं  हैं  बल्कि  पूरी  दुनिया  के  लिए  चिंता  का  विषय  है,  महोदया,  मैं  इस  विषय  पर  वा  के  लिए  आपका  आधार  व्यक्त  करूंगा  कि  आप  केवल  सूखे
 पर  ही  चर्चा  नहीं  करवा  रही  हैं  बल्कि  पेयजल  के  संकट  की  चर्चा  और  वॉटर  रिसोर्सेस  का  मैनेजमेंट  ‘  हो,  पानी  का  दुरुपयोग  न  हो,  पानी  का  संरक्षण  a,  पानी  का  जल  संचयन  हो  तभी  हम  आने
 ताले  अपने  लोगों  को  पीने  का  पानी  दे  सकते  हैं।

 acs  बैंक  की  रिपोर्ट  में  साफ  तौर  से  कहा  गया  है  कि  दुनिया  की  जो  बढ़ती  हुई  जनसंख्या  हैं,  उसका  जो  बढ़ता  हुआ  शहरीकरण  है,  उस  आर्थिक  वृद्धि  के  कारण,  उससे  पानी  की  मांग  बढ़ेगी|
 यह  भी  फहा  हैं  कि  जल-संकट,  आर्थिक  वृद्धि  और  विश्व  की  स्थिरता  के  लिए  बड़ा  खतरा  होगा,

 इसलिए  यह  स्वाभाविक  है  कि  जो  जलवायु  परिवर्तन  और  जल-संकट  की  समस्याएँ  बढ़  रही  हैं,  ये  न  केवल  एक  संकट  पैठा  करेगा,  बल्कि  लोगों  को  पलायन  के  लिए  मजबूर  केंठी  हो  सकता  हैं  कि
 आने  वाले  दिनों  में  दुनिया  में  पानी  के  लिए  संघर्ष  हो,  ऐसी  समस्या  भी  पैदा  हो  सकती  है।

 आज  भारत  को  पेयजल  की  चुनौती  और  सूखे  का  सामना  करना  पड़  रहा  हैं  क्योंकि  के  वॉ  जे  लगातार  सूखा  पड़ा  और  देश  में  दोनों  फसलें-  रबी  और  खरीफ  सूखे  से  प्रभावित  5.0  देश  के  बड़े  भू-भाग
 जो  सूखे  से  पूभावित  हुए,  उसके  कारण  जिस  तरीके  से  हमारे  जिलों  की  33  wats  आबादी  पूभावित  हुई  हैं,  उससे  लगता  हैं  कि  आने  वाले  दिनों  में  जलवायु  परिवर्तन  पर  समय  रहते  हुए  हमने  कदम  नहीं
 उठाया  तो  कहीं  ज  कहीं  पूरी  दुनिया  के  सामने  स्वच्छ  जल  दुर्लभ  हो  जाएा  मैं  कहना  चाहता  हूँ  कि  जो  विश्व  की  तमाम  अर्थ-व्यवस्थाएँ  हैं,  ये  केवल  हमारे  देश  को  डी  नहीं  प्रभावित  करेंगी,  बल्कि
 इसका  पु भाव  पश्चिम  भूयेप,  अमेरिका के  ऊपर  भी  पड़ेगा।  भारत  और  चीन  जैसी  उभरती  हुई  अर्थ-व्यवस्था  के  ऊपर  प्रभाव  पड़ेगा|  ग्लोबल  वार्मिंग  से  गर्मी  बढ़ेगी,  पहाड़ों  पर  हिमपात  कम  होगा,  जिससे
 नदियों  की  जलापूर्ति कम  ale;  इसलिए  ग्लोबल  वार्मिंग  हमारे  लिए  एक  समस्या  होगी  क्योंकि  जब  इलाके  गर्म  होंगें  तो  उससे  भू-जल  का  स्तर  और  नीचे  बिेठा  आज  भूत जल  का  स्तर  sticizet  41

 सेंटीमीटर  गिर  चुका  है|

 जल  संसाधन के  Isa  पु बंधन  के  लिए  आने  वाले  दिनों  में  हम  कदम  उठा  सकें,  मैं  अपनी  सरकार  और  माननीय  पूधानमंती  जी  को  इस  बात  के  लिए  बधाई  दूँगा  कि  उन्होंने  सरकार  में  आने  के  बाठ
 सबसे  पहला  कदम  यह  उठाया  कि  आज  देश  में  जो  फसल  दस  हैं  कि  कहीं  गंगा  की  खेती  में  पानी  ज्यादा  लगने  के  कारण  आज  महाराष्ट्र  में  जो  परिस्थिति  ।,  कपास  में,  धान  के  फसल  में  जिस
 पुकार  की  परिस्थितियाँ हैं,  कुछ  ऐसी  फसलें  हैं,  जिनमें  जरूरत  से  ज्यादा  पानी  की  आवश्यकता  होती  8  इसलिए  कौन-सी  खेती  की  जाए,  किसानों  को  इस  बात  की  जानकारी  देने  के  लिए  साइल  हेल्थ
 कार्ड  की  जानकारी  होनी  चाहिए।  इसके  लिए  पूधानमंती  जी  ने  फैसला  किया  कि  हर  किसान  को  साइल  हेल्थ  कार्ड  दिया  जाएगा  ताकि  किसानों  को  उनके  खेतों  की  मिट्टी  की  जानकारी  हो  सके  कि
 उसकी  उर्वरा  क्षमता  क्या  हैं।  इसमें  कौन-सी  फसल  बोयी  जाए  ताकि  उसका  उत्पादन  अच्छा  हो  और  जिसमें  जल  की  कम  आवश्यकता  पें  मैं  समझता  हूँ  कि  आज  कन्याकुमारी  से  कश्मीर  तक  के
 किसानों  के  लिए  साइल  हेल्थ  कार्ड  को  मिलना  चाहिए।  उत्तर  पूदेश  में  उस  समय  पंचायत  चुनाव  हो  रहे  थे  इसलिए  यह  कहा  गया  कि  उस  समय  वहाँ  कार्ड  नहीं  बांटे  जाएंगे।  दुर्भाग्य से  आज  aft  उत्तर
 पूदेश  के  किसानों  के  लिए  साइल  हेल्थ  कार्ड  नहीं  बन  पाया  है|

 यदि  उव्दुर  सरकार  इस  संघीय  लांढे  में  इस  बात  की  कोशिश  कर  रही  हैं  कि  हर  किसान  के  पास  उसके  अपने  खेत  के  हेल्थ  की  जानकारी  हो  कि  मृदा  में  कितनी  उर्वरा  क्षमता  हैं,  उसके  लिए  उसे  क्या
 ट्रीटमेंट  करना  है;  उसमें  कितनी  खास  डालनी  हैं,  ऐसा  तभी  होगा,  जब  किसानों  को  साइल  हेल्थ  कार्ड  मिल  जाएगा|  इसी  के  साथ  किसानों  के  सामने  सिंचाई  का  संकट  है|  प्रधानमंत्री जी  ने  पूरे  देश  के
 किसानों  के  पूधानमंती  सिंचाई  योजना  शुरू  की,  जबकि  आप  जानते  हैं  कि  वाटर  स्टेट  सब्जेक्ट  हैं  और  एग्रीकल्चर  कन् करेंट  सब्जेक्ट  है,  लेकिन  हम  ऐसा  कहकर  अपनी  जिम्मेदारी  से  बरी  नहीं  हो  टे
 हैं।  हमारी  फ्दू  सरकार  का  पूरा  फोकस  इस  बात  के  लिए  हैं  कि  हम  किस  तरीके  से  किसानों  को  सिंचाई  की  सुविधा  दे  ककें  आज  पूधानमंती  सिंचाई  योजना  के  तहत  "पर  ड्रॉप-मोर  कपਂ  की  बात
 कही  गयी  है|  हम  चाहते  हैं  कि  हर  किसान  एक-एक  बूंद  पानी  से  अधिक  से  अधिक  कप  पैठा  कर  सके,

 माननीय  अध्यक्ष  :  अब  आप  अपनी  बात  समाप्त  में  बाकी  सदस्य  भी  बोलेंगे,

 थी  जगदम्बिका  पाल;  मैडम,  मुझे  थोड़ा  समय  दें,  मैं  तीन-चार  वि/षर  बोलना  चाहत  हूं

 अभी  तक  राष्ट्रीय  फसल  बीमा  थी,  अब  पूधालमंती  फसल  बीमा  योजना  शुरू  की  गयी  है|  अभी  तक  जो  रवट्रिय  PAR  बीमा  योजना  थी,  उसमें  बहुत  सी  कठिनाइयां  eff  हम  लोग  अपने  इलाके  के
 किसान  को  कभी  भी  उस  योजना  में  कवरेज  नहीं  दिला  पाते  थे,  आज  इस  पूधानमंती  फसल  बीमा  योजना  के  आने  के  बाद,  इसमें  मिनिमम  प्रीमियम  पर  किसानों  को  बीमा  का  लाभ  उपलब्ध  होगा|
 सबसे  बड़ी  बात  हैं  कि  अगर  खेत  में  खड़ी  फसल  का  नुकसान  हो  गया,  तभी  उन्हें  बीमा  का  लाभ  मिलेगा,  बल्कि  अगर  खेत  में  फसल  की  कटाई  हो  गयी,  वह  फसल  अगर  खेत  में  कटकर  पड़ी  हुई  हैं
 और  उसमें  भी  कोई  जोखिविक  हो  गया,  उसमें  आग  लग  गयी,  तो  उसका  भी  मुआवजा  मिलेगा|  जिस  पुकार  कई  दिनों  से  यह  सवाल  उठा  कि  उत्तर  पूदेश  में,  बिहार  में  लोग  अपने  खेत  की  फसल  कटने  के
 बाठ  उसका  डंठल  जला  देते  हैं,  उसकी  वजह  से  जिस  खेत  में  फसल  खड़ी  है,  उसके  भी  जलने  से  जुक्साठ  ढोता  हैं,  जिस  तरह  से  राष्ट्रीय  जुक्साठ  ढोता  हैं  और  जिस  तरह  से  उस  जमीन  की  उर्वर
 शक्ति  कम  हो  रही  हैं,  उसमें  जो  किसान-मीतू  जीत  जैसे  केचुआ  वगैरह  रहते  थे,  वे  मर  रहे  हैं,  लेकिल  उस  पर  कोई  कार्टवाई  लर्ढ़  होती  हैं।  आज  उस  Raa  को  भी  इसमें  कतर  करने  की  कोशिश  की

 गयी  है  और  बहुत  व्यापक  रूप  से  वह  इसमें  कवर  होगा|

 अध्यक्ष  महोदया,  कुछ  ऐसी  घटनाएं  घटित  हो  रही  हैं,  जैसे  आपने  अभी  देखा  कि  बुंदलेखण्ड  में  जालौन  के  एक  नत्थू  किसान  की  मौत  हो  orf,  चार  दिलों  से  उलठे  घर  में  फाका कसी  चल  रही  थी,  मैंने
 उस  घटना को  देखा,  अखबारों  में  पढ़ा,  टेलीविजन  पर  देखा,  मैं  उससे  मर्माहत  हूं।  मैं  बबत  भारी  मन  से  इस  Acer  को  कह  रहा  हूं।  नत्थू  किसान  के  छ:  aed  हैं,  उसके  घर  में  चार  दिन  से  फाकाकसी
 चल  रही  थी,  जब  उसे  मालूम  हुआ  के  पास  के  कैला  गांव  में  समाजवादी  राशन  का  पैकेट  मिलेगा।  उसके  लिए  चार  दिन  का  वह  भूखा  किसान  जब  घर  से  निकला  और  घर  से  निकलने  के  बाद  रास्ते  में



 उसे  एक  जल  दिखाई  दिया,  वहां  वह  पानी  पीने  के  लिए  गया  और  वहीं  उसकी  मत  हो  गयी|  उसके  बाद  केवल  वहां  के  खाद्य-रसद  अधिकारी  का  तबादला  हो  sen,  क्या  उस  अधिकारी  के  तबादले  से
 नत्थू  किसान  वापस  आ  जाएगा?  क्या  उसके  छ:  बच्चे,  जो  अनाथ  हो  गए  हैं,  उनको  पता  का  साया  मिल  जाएगा?  जिस  तरीके  से  तेलंगाना  की  घटना  हुई,  लातूर  में  आप  देख  रहे  होंगे  कि  अगर  वहां
 एक  टैंकर  पानी  जाता  है  तो  किस  तरीके  से  लोग  पानी  वहां  लेते  हैं|  बुंदेलस्तण्ड  में  चार  adc  से  बारिश  नहीं  हो  रही  है,  वहां  भयंकर  पेयजल  संकट  है।  राज्य  सरकार  लोगों  को  पानी  नहीं  दे  पा  रही  हैं
 और  फेठ्व  सरकार  की  ओर  से  रेल  मंतुालट  ने  वहां  पानी  की  एक  ट्रेन  भेजी  है,  नेकिठ  उत्तर  पूदेश  सरकार  और  उसके  पूशासलिर  अधिकारी  कह  रहे  हैं  कि  हमें  बुंदेलखण्ड  में  पाली  की  जरूरत  नहीं  है

 वह  ट्रेल  वहां  खड़ी  हैं।  जब  दैवी  आपदा  आती  है  तो  पूजनीया  के  दूसरे  देश  भी  सहायता  करते  हैं,  हम  पाकिस्तान  की  करते  हैं,  नेपाल  की  सहायता  हमने  की,  इसी  तरह  अन्य  देश  हमारी  मदद  करते  हैं।
 आज  उत्तर  पूदेश  में  बुंदेलखंड  में  लोग  पाली  की  कमी  से  मौत  के  मुहं  में  जा  रहे  हैं।  फि्द  सरकार  ने  लातूर  की  तरह  &  वहां  भी  रेलगाड़ी  से  पानी  भेज  रहे  हैं।  मैं  समझता  हूं  कि  सभी  जानते  है  कि
 बुंदेलखण्ड  में  पाली  की  कमी  हैं  और  वहां  cor  पानी  लेकर  खड़ी  है,  उसका  पानी  लिया  नहीं  जा  रहा  हैं।  मैँ  समझता  हूं  कि  इससे  ज्यादा  अनुचित  कोई  बात  नहीं  हो  सकती  हैं  कि  एक  तरफ  पानी  का
 संकट  हो  और  दूसरी  तरफ  राज्य  सरकार  का  पानी  उतट  गया  हो  कि  पानी  की  ट्रेन  मौजूद  डो,  उसके  बावजूद  पानी  नहीं  ले  रहे  हैं।...  (व्यवधान  )

 थी  मल्लिकार्जुन x  (गुलबर्गा)  :  अभी  माननीय  सदस्य  और  मुलायम  सिंह  वाठद  जी  मिलकर  कान  में  बात  कर  रहे  A  इंडियन  एक्सप्रेस  में  आपकी  ऐसी  फोटो  है|...  (व्यवधान  )  अगर उस  समय

 कान  में  यह  बात  बोल  देते  तो  बुंदेलखण्ड  का  सवाल  ही  नहीं  होत्पा

 थी  जगदम्बिका  पाल  :  जब  आप  खड़े  होंगें  तो  आपके  साथ  भी  मेरी  फोटो  पए०।)  लेकिन  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  बुंदेलखण्ड  की  घटना  वही  है  जैये...  (व्यवधान  )

 थी  निशिकान्त दुबे  (गोड्डा)  :  खड़गे जी,  आप  क्यों  खड़े  हो  गए,  ये  इल  दोनों  के  बीच  का  मामला  था|  ...(व्यवधान 3

 माननीय  अध्यक्ष  :  जगदम्बिका पाल  जी,  आपस  में  चर्चा  मत  कीजिए,

 शी  जगदम्बिका पाल  महोदया, मैं  क्षमा  चाहता  हूं

 महोदया,  आज  जो  पेयजल  का  संकट  है,  उसी  के  संबंध  में  हम  कहेंगे,  आज  बुंदेलखंड  की  स्थिति  ऐसी  हैं  कि  जैसे  एक  पथिक  जा  रहा  थ  एक  पेड़  में  यूखे  के  कारण  आग  लगी  हुई  aft;  उस  पेड़ पर
 पक्षी बैठे  हुए  थे।  पत्तियां जल  रही  थीं।  उस  पथिक ने  कहा-  'आग  लगी  हैं  उस  वृक्ष  में,  जलते  इसके  पात,  तुम  क्यों  जलते  पंछियों  जब  पंख  तुम्हारे  पास,"  यह  सवाल  महत्वपूर्ण  नहीं  हैं  कि  जब  पथिक  ने
 पूछा  कि  जब  पड़  की  पत्तियां  जल  रही  हैं  तो  तुम्हारे  पास  wad  होने  के  बावजूठ  थी  उस  पर  उड़  क्यों  लीं  रहे  हो?  उल  पंछियों  ने  पथिक  से  कहा-'फल  खाए  इस  वृक्ष  के,  बीट  लथड़े  पात,  अब  यही  हमारा
 धर्म  हैं  जलें  इसी  के  साथ,"  बुंदेलखंड  के  लोग  ऐसे  ही  संवेदनशील  हैं,  जो  आज  भी  पलायन  जहां  कर  रहे  हैं।

 माननीय  अध्यक्ष  :  प्लीज  फलवलूड  कीजिए,

 थी  जगदम्बिका पाल:  महोदया, पांच  मिनट  दे  दीजिए,

 गण्ड  वाटर  लाइफ  लाइन  हैं।  67  परसेंट  ग्रउण्ड  वटर  से  हम  सिंचाई  का  काम  कर  रहे  हैं,  पानी  पीने  का  भी  काम  कर  रहे  हैं।  गुड  वॉटर  पर  कल  भी  चिंता  व्यक्त  की  गयी  कि  उसमें  आर्सेनिक  पाया
 जा  रहा  हैं,  फ्लोराइड  भी  पाया  जा  रहा  हैं।  कहीं  ल  कहीं  हमें  सरफेस  वॉटर  का  संरक्षण  करना  Son  asus  वॉटर  के  संरक्षण  के  लिए  सरकार  द्वारा  मनरेगा  में  सबसे  ज्यादा  धन  दिया  गया  हैं।  साथ  ही
 साथ  वटर  मैनेजमेंट,  कंजर्वेशन  और  इरीगेशन पर  किया  गया  हैं।  इसके  तढ़त  उत्तर  पूदेश  में  4323  केवल  वॉटर  कंजर्वेशन  के  लिए  किया  हैं,  वॉटर  शेड  मैनेजमेंट  के  लिए  647  और  इरीगेशन के
 प्रोजेक्ट्स  के  लिए  3137  किया  हैं|  इस  तरीके  से  सरकार  ने  चिंता  की  है।

 मैं  चाहूंगा  कि  pAfin  मंत  जी  यहां  बैठे  हैं  जब  वह  जवाब  देंगे  कि  आप  जो  निधि  आबंटित  करते  हैं,  व  चाहे  आप  एस डीआरएफ  में  कर  रहे  हैं  या  हमारे  ऑaण  विकास  मंत्री  जी  मनरेगा  में  कर  रहे  हैं,
 उन  निधियों  का  उपयोग  जल  संरक्षण  के  लिए  हो  रहा  हैं  या  नहीं,  क्योंकि  यह  एक  चिंता  का  Aver  है|  अगर  जल  संरक्षण नहीं  हुआ|  आज  गांवों  में  तालाब  सूख  रहे  हैं,  उनका  अतिक्रमण  हो  रहा  है|
 जिस  तरह  से  कुएं  अब  गांवों  से  क्  a  रहे  हैं।  कहीं  एक-आध  कुआं  ढही  बचा  है।  हमारी  सरकार  ने  मनरेगा  तहत  कुएं  और  तालाब  खोदने  और  गहरे  खोदे  जाएं,  क्योंकि  वॉटर  तभी  रिचार्ज  हो  सकता
 है,  जब  तालाब गहरा  हो।  आपने  देखा  होगा  कि  नेपाल  की  फुलडित्स  1475  किलोमीटर  हैं  जो  टेकपुर  से  रक्सौल  तक  है|  उत्तराखण्ड,  यूपी  और  बिहार  की  जो  सीमा  नेपाल  से  मिलती  हैं।  उत्तर  सुदेश
 के  बलरामपुर,  श्रावठ्ती,  महाराजगंज,  कुशीनगर  या  बस्ती  इत्यादि  जनपदों  में  नेपाल  नदियों  का  सिल्ट  आ  रहा  हैं।  रावती  हो,  बूढ़ी  रावती  हो,  करनाली  हो,  बाणगंगा  हो  या  कोसी  हो।  इन  सारी  नदियों
 का  रिवर  बैंड  जिस  तरह  से  ऊपर  आ  रहा  हैं,  जब  पानी  बरसात  में  आता  है  तो  हम  उसका  कंजर्वेशन  नहीं  कर  पाते  हैं  और  वह  पानी  ड्तें गोर  होकर  ऊपर  चला  जाता  हैं|  यह  भी  एक  चिंता  का  विष:  य

 ~  पथ  NN
 है  कि  हम  सर्फ  वाटर  को  a‘ठe  में  कैसे  रेगुलेटर  करें  तथा  जो  ग्राउंड  वाटर  है,  उस  वाटर  को  हम  HA  रेगुलेटर  करें,  उस  दिशा  में  हमें  निश्चित  तौर  A  एक  प्लान  बनाना  होगा  कि  गांव  का  पानी  गांव
 में  रहे  और  Wa  का  पानी  खेत  में  यटी  आज  खेतों  की  मेड़ बं ठी  नहीं  हो  रहा  S|  मैं  समझता  हूं  कि  हमारे  पैनल  ने  जिस  तरह  से  उन  बातों  को  कहा,  उससे  कितना  लाभ  है  कि  आज  उसकी  स्थिति  यह  है
 कि  अगर  हर  किसान...

 माननीय  अध्यक्ष  :  आप  आप  समाप्त  कीजिए,

 थी  जगदम्बिका पाल  महोदया,  मैं  दो  मिनट  और  बोलूंगा।  आज  हर  खेत  की  मेड़ बंदी  हो  और  अगर  हर  खेत  के  पानी  को  हम  खेत  में  ही  कंजर्व  जज  तो  यह  काम  बहुत  अच्छे  तरीके  से  होठ।  मानसूल
 के  समय  अब  शि,  इस  बात  के  लिए  विचार  करना  होगा  कि  वाटर  हार्वेस्टिंग  कैसे  हो,  इसके  लिए  आने  वाले  दिनों  में  हमें  कानून  भी  बनाना  पड़ेगा।  क्योंकि  जिस  तरीके  से  अभी  जल  का  दुरुपयोग  हो  रहा
 है,  आपने  पिछले  दिलों  उल  घटनाओं  को  देखा,  मैं  उनके  विस्तार  में  नहीं  जाना  वाठता  लेकिन  आज  पूत्येंक  गांव  में  चाहे  शाउली,  तालाब,  He  या  लाले  हों,  हमें  इन  सबका  संरक्षण  करना  होगा,  इन
 सभी  दांतों  का  निर्माण  करना  होगा  और  नालों  का  संरक्षण  करके  इनके  उपयोग  के  लिए  योजना  बनानी  होगी,

 इसके  अलावा  एलोकेशन  ऑफ  वाटर  एंड  Rebar  वाटर  के  लिए  भी  हमें  राष्ट्रीय  जल  नीति  की  परथमिकता  तय  करनी  चाहिए,  जिससे  हम  राष्ट्रीय  जल  नीति  के  अंतर्गत  कहां  कितने  पानी  की
 आवश्यकता  हैं  और  कहां  कितने  वॉटरशेड  की  जरूरत  है,  उस  वॉटरशेड  के  हिसाब  से  हम  काम  -ें  हम  पहले  मुहावरा  सुनते  थे  कि  जल  ही  जीवन  है,  आज  हम  देखते  हैं  कि  वाकई  जल  जीवन  है,  जब
 हम  देखते  हैं  कि  दुनिया  या  भारत  के  क्षेत्रों  में  सुनते  हैं  कि  केवल  जल  के  कारण  या  पेयजल  के  कारण  माते  हं  गई,  किसानों  ने  आत्महत्या  कर  ली  या  बर्वे  पानी  के  अभाव  में  मर  बटे  यह  आज  एक
 aa  चिंता  का  Acre  है,  उस  दिशा  में  आज  हमारी  इस  लोक  won  में  बुंदेलखंड  के  हमारे  सम्मानित  सदस्य  चाहि  उत्तर  परदेश  के  हों  या  मध्य  प्रदेश  के  हो,  वे  कल  नीति  आयोग  के  बाइस-चेरारमैल  से
 मिले,  वहां  उन्होंने  चर्चा  की,  वहां  खुद  Uoft  उमा  भारती  जी  गई  और  उससे  पहले  जठव  हुई।  आज  कहीं  ज  कहीं  हम  इस  बात  के  लिए  संवेदनशील  हैं|  लेकिन  इस  संघीय  ढांचे  में  आज  इसमें  राजनीति
 हीं  होनी  चाहिए,  आज  अगर  क्दू  सरकार  डिजास्टर  रिलीफ  फंड  के  लिए  पैसा  दे  रही  है,  हमने  किसानों  के  पचास  जिले  सूखाग्रस्त  mAP wa  कर  दिये,  उसके  बावजूद  भी  उस  पैसे  का  वितरण  ज  हो,
 अगर  पानी  भरकर  पूरी  ट्रेन  जा  रही  हो,  उसका  ठीक  A  वितरण  न  हो  तो  य  उचित  नहीं  है|  पहले  फ्दू  सरकार  के  द्वारा  सहयोग  जढ़ीं  दिया  जाता  था,  बार-बार  मेमोरेंडम  भेजा  जाता  था,  रिमाइंडर

 आता  था|  लेकिन  यहां  ज्व्दू  सरकार  इस  बात  के  लिए  खुद  प्रयास  कर  रही  है  कि  आप  मेमोरेंडम  भेड़िये  और  यहां  तक  कि  आपने  देखा  कि  खुद  प्रधान  मंत्री  जी  केरल  में  गये,  जम्मू-कश्मीर में  गये,
 दैवीय  आपदाओं  में  कितने  ही  राज्यों  में  खुद  प्रधान  मंत्री  जी  गये,  उन्होंने  अपने  मिनिस्टर्स  को  भेजा  और  उन  मिनिस्टर्स  ने  जिस  तरीके  से  उस  क्षति  का  आकलन  किया  और  डिजास्टर  रिलीफ  फंड  से
 पैसा  दिया।  लेकिन  यह  कोई  स्थायी  समाधान  नहीं  हैं  कि  हम  रिलीफ  देते  जाएं,  समाधान  तो  यह  होगा  कि  आने  वाले  दिनों  में  हम  इंटरलिकिंठा,  ऑफ  रिवर्स,  नदियों  को  जोड़कर  देश  की  125  करोड़
 जनता  की  आवश्यकताओं के  अनुरूप  पानी  पहुंवा  सकें,  उस  दिन  हमारा लक्ष्य  पूरा  होगा

 इन्हीं  शब्दों  के  साथ  अध्यक्ष  महोदया  मैं  आपको  धन्यवाद  देते  हुए  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं।

 थी  अशोक  शंकर्राव  व्हाण  (नांदेड़)  :  अल्ट्रा  महोदया,  मैं  आपका  ऑऑी  हूं  कि  आज  देश  में  सूखे  और  पेयजल  के  संकट  के  faAcra  पर  सदल  में  चर्चा  हो  रही  है|  आज  हालात  सिर्फ  सूखे  के  नहीं
 हैं,  बल्कि  पूरे  देश  में  इतने  भयंकर  हालात  हैं  कि  कूे  से  ज्यादा  देश  के  ठस  से  भी  ज्यादा  राज्यों  में  अकाल  की  परिस्थिति  निर्माण  हुई  है|  केल्द  और  राज्य  शासन  जहां-जहां  हैं,  यही  वे  इस  Acta  को
 बहुत  गंभीरता  से  भी  लें  तो  भी  इसका  मुक्ता बला  करना  बड़ा  मुश्किल  है,  ऐसी  स्थिति  आज  निर्माण  हुई  है।



 महोदया,  जिन  ठस  राज्यों  के  बारे  में  मैं  यहां  जत  करूंगा,  उनके  240  जिलों  की  बात  है,  महाराष्ट्र,  झारखंड,  ओडिशा,  तेलंगाना,  कर्नाटक,  मध्य  पूदेश,  आंधर  पूदेश,  छत्तीसगढ़  तथा  अन्य  भी  कई
 राज्य  हैं,  जो  धीरे-धीरे  इस  सूखे  के  लपेटे  में  आकर  इतनी  भरयंक्तर  स्थिति  में  पहुंच  गये  हैं  कि  अब  वे  अकाल  की  ओर  बढ़ते  जा  टे  हैं।

 जहां  तक  महाराष्ट्र  के  मराठवाड़ा  के  आठ  जिलों  का  सवाल  है,  वहां  के  जो  रिज़र्वायर्स  हैं;  अक्ट  हैं;  वहां  सिर्फ  आज  के  तीन  में  तीन  पुनीत  पानी  की  उपलब्धता  रह  गई  है  और  आने  वाले  डेढ़  महीने
 हमें  और  निकालने  हैं|  GY  राज्य  का  अगर  ब्यौरा  लिया  जाए  तो  महाराष्ट्र  के  पूरे  रिज़र्वायर्स  में  सिर्फ  19  पूतिशत  पानी  आज  उपलब्ध  है,  याह  विषय  इतना  a0  है|  आज  मैं  आपका  आशी  हूँ  कि  आज

 इस  चर्चा  के  लिए  आपने  विस्तृत  तौर  पर  समय  दिया  है|  अच्छा  होता  कि  कृफीरिःष  मंत  के  साथ-साथ  वित्त  मंत्री  और  गृह  मंत्री  अगर  सदन  में  मौजूद  रहते  तो  शायद  इस  पर  और  भी  चर्चा  हो  सकती  थी,
 क्योंकि  याह  विभिन्न  डिपार्टमेंट्स  जे  संबंधित  Aue  8  एजडीआरएफ  से  इसका  संबंध  आएगा  तो  गृह  मंत  उससे  संबंधित  हैं।  PARow  मंत  और  वित्त  विभाग  संबंधित  हैं।  इन  तीनों  विभागों  को  मिलाकर
 अगर  इस  आकाल  का  हम  लोग  मुक्ता बला  करेंगें,  तब  भी  हम  इसमें  कहां  तक  कामयाब  होंगें,  इस  पर  जरूर  शंका  |

 महोदया,  मैं  पहले  ही  PAR  मंत्री  जी  को  अवगत  कटाना  चाहूंगा  कि  इस  विषय  पर  राजनीतिक  तरीके  से  पेश  आले  की  हमारी  भूमिका  बिल्कुल  नहीं  हैं।  इससे  पहले  a  दो  या  तीन  बार  सदन  में  कई
 gait  द्वारा  इस  विषय  को  उठाया  गया  हैं।  आपने  इस  पर  जवाब  दिया  है,  परंतु  ass  रियलिटी  कुछ  और  है।  आत्महत्याओं  पर  चर्चा  हुई,  जब  आपने  हमरे  कहने  से  आपत्ति  जताई  परंतु  आज  आप  खुद
 कबूल  कर  रहे  हैं  कि  कितनी  आत्महत्याएं  पूरे  देश  में  बढ़  गई  हैं|  हमारी  बातों  से  भी  ज्यादा  सुप्रीम  कोर्ट  के  जो  परसैंट  जजमेंट्स  अकाल  के  बारे  में  आए  हैं,  उन्होंने  तो  इस  चीज़  को  बड़ी  गंभीरता  से  ले
 कर  यह  भी  कहा  कि  कंद  सरकार  इस  चीज़  को  इतना  कैजुअली  कैसे  ले  रही  हैं  और  दस  डी  राज्यों  के  अकाल  के  बारे  में  आपने  क्या  किया  है|  बार-बार  सुप्रीम  कोर्ट  of  अपली  जजमेंट्स  में  जिक  किया  है|
 हाई  कोर्ट  में  भी  कई  बार  इसका  निकू  हुआ  हैं।  पूरे  देश  का  35  पुनीत  एरिया  सूखे  की  लपेट  में  आ  गया  हैं।  जगदंबिका  पाल  जी  नें  जो  निकू  किया,  वह  तो  लोग  टर्म  मेजर्स  हैं,  मैं  नहीं  कहूंगा  कि
 उन्होंने गलत  कहा  ही  आज  इमिजेट  जरूरत  हैं  कि  इस  सूखे  से  निपटने  के  लिए  तुरंत  इंतजाम  क्या  करते  हैं  राहत  देने  के  लिए  क्या  करते  हैं|  लोग  टर्म  मेजर्स  तो  जरूरी  ही  है,  लेकिन  इसमें  तुरंत
 क्या  फैसला  करने  की  आवश्यकता  हैं,  उस  पर  कितना  अमल  होता  हैं,  यह  जरूरी  है

 महोदया,  महाराषुफटू  के  लिए  सूखा  कोई  लई  बात  नहीं  है।  सन्  1972  का  जो  सूखा  है,  जो  अकाल  की  हालत  थी,  वह  आज  से  भी  भयानक  eff,  उस  सयम  aft  पाली  लाने  के  लिए  बहुत  दिक्कत  थी,
 बहुत  मुश्किलों  का  सामना  करना  पड़ता  था|  साधनों  के  बावजूद  भी  उस  वक्त  प्रॉपर  प्लानिंग  और  अच्छा  नियोजन  करने  के  बाद  अकाल  से  सामना  करने  में  आसानी  कडी  उस  वक्त  खाने  के  लिए
 सुखड़ी  और  पानी  ही  मिलता  था,  ऐसे  ही  बुरे  हाल  में  सन्  1972  का  अकाल  महाराष्ट्र  ने  बत  करीब  से  महसूस  किया  है।  मैं  लीं  कहूंगा  कि  आज  के  हालत  सन्  1972  जैसे  हैं|  परंतु अगर  ध्यान
 नहीं  दिया  जाएगा  और  महीने-डेढ़  महीने  में  अगर  बारिश  नहीं  आती  है  तो  इससे  भी  बुरा  ढाल  निश्चित  तौर  पर  हो  सकता  हैं|  हमें  फेंव  oo  से  यह  उम्मीद  हैं  कि  एक  काप्रिसिव।  स्टेटमेंट  भारत  सरकार
 से  आना  ताहिएा।  इस  बाे  में  एक  ताड़ट  पेपर  आना  चाहिए  कि  क्या  हालात  हैं  और  हम  क्या  करने  जा  रहे  हैं।  हमने  आज  तक  क्या  किया  हैं,  उसके  ऊपर  एक  पुकार  डालने  वाली  बात  बहुत  जरूरी  हैं।
 इसमें  कोई  राजनीतिक  मामला  नहीं  हैं,  परंतु  मैं  समझता  हूँ  कि  सदन  के  सभी  सदस्य,  आज  जो  शुरूआत  हुई  हैं  तो  आप  देखेंगे  कि  सभी  लोगों  के  अपने-अपने  राज्यों  में  जो  हालात  हैं,  वह  यही  बुरे  हाल
 हैं  कि  लोग  चाहते  हैं  कि  इसके  ऊपर  निश्चित  तौर  पर  कोई  वउंड  रियलिटी  को  ध्यान  में  रखते  हुए  लोगों  को  राहत  देने  के  लिए  कंद  सरकार  द्वारा  एक  योजना  अमल  में  लानी  चाहिए,

 मैं  आपको  एक  छोटा  सा  उठाहरण  इसलिए  देना  चाहूंगा  कि  गूउंड  रियलिटी  के  बारे  में  एक-ठो  बार  अभी  आपके  सामने  मैंने  Srey  किया  है,  महाराष्ट्र  शासन  ने  कुछ  दिनों  पहले  जितने  भी  आां  सूखे  से
 पीड़ित  थे,  उनकी  एक  सूती  MAR  की  हैी  लोगों  ने  कहा  कि  यह  सच  नहीं  है।  आपके  राजस्व  विभाग  ने  जो  एनाउंसमेंट  की  है,  जो  लिस्ट  पेश  की  है,  वह  गलत  हैं।  इससे  भी  ज्यादा  आंवों  की  हालत
 खराब हैं।  उनकी  संख्या  ज्यादा  हैं|  उनके  मलना  करने  के  बाठ  जब  हाईकोर्ट  के  सामने  यह  मामला  गया  तो  हाईकोर्ट  वे  बूरउंड  की  पूरी  सच्चाई  की,  पूरे  पेपर्स  मंगवाए  और  उसके  बाद  में  तकरीबन  16

 हज़ार  गांव  नए  सिरे  से  सूखा  पीड़ित  होने  की  Aun  शासन  को  करनी  पड़ी|

 18.00  hours

 यह  सत्ता  हाई  कोर्ट  में  जाने  के  ae  लोगों  ले  उसको  महसूस  किया  है|  बोलने  का  मतलब  यह  है  कि  श्रउंड  रिएलिटी  of  हैं,  वह  कुछ  और  है  और  गवर्नमेंट  की  ओर  A  जो  भी  फैसले  होते  हैं,  वे  ग्राउंड
 रिएलिटी  को  बगल  में  रखते  हुए  होते  हैं।

 माननीय  अध्यक्ष  :  अशोक  जी,  कृपया  एक  मिनट  रूकिए।  अगर  हाउस  की  सहमति  हो  तो  सभा  का  समय  एक  घंटे  के  लिए  बढ़ा  दिया  जाता  है|

 off  x  रंजन  (मधेपुरा)  :  महोदया,  इसके  बाद  जीरो  ऑवर  भी  ले  लीजिए,

 माननीय  अध्यक्ष  :  जीरो  ऑवर  भी  ले  cel

 थी  अशोक  शंकरराव  Acs:  महोदया,  हम  लोगों  ने  बार-बार  राज्य  के  मुख्यमंत्री  जी  से  भी  कहा,  आपसे  भी  हमारी  यह  विनती  रहेगी  कि  सभी  पक्षीय  एक  बैठक  बुलाई  जाए  स्टेट  के  गवर्नर से  भी
 हम  लोग  मिलें  और  हमने  कहा  कि  इसमें  कोई  राजनीतिक  मामला  नहीं  हैं,  पर  अगर  इन्फेक्शन  नहीं  होता  है,  बातचीत  नहीं  होती  है,  क्या  करना  हैं,  उसके  अरे  में  कोई  प्रोग्राम  तय  नहीं  होता  है,  उसके
 अमल  के  बारे  में  एक  मॉनिटरिंग  नहीं  होती  हैं  तो  अगर  सिर्फ  अफसरों  के  भरोसे  के  ऊपर  हम  रहते  हैं  तो  आज  जो  लातूर  में  हालात  हम  लोग  देख  रहे  हैं,  अन्य  जिलों  में  भी  हालात  देख  रहे  हैं,  अगर  शुरू
 सें,  पहले  से  ही  इसका  नियोजन  किया  जाता  तो  लातूर  को  पानी  ट्रेल  से  आने  की  नौबत  लहीं  आती|  हमारी  आज  भी  आपसे  विनती  हैं  कि  उसकी  एक  सर्वदलीय  बैठक  बुलाई  जाए।  हर  स्टेट  में  बुलाएं
 दिल्ली  में  सभी  स्टेट्स  की  dow  बुलाया  मुमकिन  नहीं  है,  लेकिन  अगर  सभी  राज्यों  में  सर्वठलीय  dow  बुलाकर  गंभीरता  से  इसके  ऊपर  चर्चा  की  जाए  तो  मेंरे  wener  से  इसमें  निश्चित  तौर  पर  फायदा
 होठा।  आपको  अचम्भा  इस  बात  का  होगा  कि  कई  जिलों  के  लोग  माइग्रेशन  करके  मुम्बई  की  ओर  जा  रहे  हैं  इस  बात  में  तो  सच्चाई है।  लातूर  के  लोग  तो  जा  ही  रहे  हैं,  बीड  के  लोग  जा  रहे  हैं  नांदेड़  के
 लोग  जा  रहे  हैं,  मराठवाड़ा  के  आठ  जिलों  के  लोग  जा  रहे  हैं,  म्रभजी  के  लोग  हैं,  बाकी  जिलों  के  लोग  भी  हैं,  जो  मुम्बई  माइग्रेंट  हो  रहे  हैं।  सरकार  a  असेम्बली  में  जो  बयान  किया  हैं  कि  ऐसा  कोई
 माइग्रेशन  मुम्बई  की  ओर  नहीं  लो  रहा  हैं

 off  निशिकान्त दुबे  (गोड्डा)  :  इस  सरकार  को  कितने  दिन  हुए  हैं?  आपने  कितने  विन  शासन  किया?  छह  महीने  में  सब  इस  सरकार  ने  कर  दिया,

 थी  अशोक  शंकररात  desi:  मैं  इसी  बात  पर  आ  रहा  हूँ।

 oft  राजीव  सातव  (हिंगोली)  :  आप  एक  साल  से  पानी  जहां  दे  पा  रहे  हैं।

 थी  अशोक  शंकरराव  वठ्हा  :  महोदया,  आपसे  मैंने  पहले  ही  कहा  था  कि  इसमें  कोई  राजनीति  नहीं  है,  अकाल  कोई  पलिटिकली  मोटिवेटिड  इश्यू  नहीं  हैं  कि  राजनीति  के  कारण  या  सरकार  आने  के
 कारण  ऐसा  हुआ  है,  ऐसा  मैं  नहीं  कह  रहा  हूँ।  मेरा  यह  कहना  है  कि  क्यों  नहीं  हम  सब  मिलकर  इसका  मुक्ता बला  करके  जो  बूउंड  रिएलिटी  है,  उसको  ध्यान  में  रखते  इष  तुरन्त  फैसलें  में  यह  हमारी
 माँग हैं।  सरकार  किसी  की  भी  हो,  हमारी  सरकार  रहती  तो  भी  हम  आज  यही  उहते,

 थी  निशिकान्त दुबे  :  आप  15  साल  रहे।

 थी  अशोक  शंकरराव  गहाण  कोई  दिक्कत  नहीं  हैं।  मैं  तो  कहता  हूँ  कि  इस  सरकार  को  भी  इस  पर  ध्यान  देने  की  आवश्यकता  है|  माइग्रेशन  की  बात  पर  सरकार  ने  असेम्बली  में  कहा  कि  माइग्रूगनल
 नहीं हो  रहा  हैं।  पिछले  दिलों  हमारे  शिव  सेला  के  एकनाथ  शिंदे  ठे  ठाणे  में,  वे  वहाँ  के  पालक  मंत्री  हैं,  गार्डिअल  मिनिस्टर  हैं,  उन्होंने  खुद  बयान  किया  कि  मैंने  ठाणे  में  कैम्प्स  रोले  हैं  और  कैम्प्स  में
 हम  लोगों  को  मदद  कर  रहे  हैं,  वहाँ  वे  लोगों  को  खाना  खिला  रहे  हैं|  बात  यह  है  कि  अउंड  रिएलिटी  कुछ  और  है  और  इस  पर  ध्यान  देने  की  आवश्यकता  है|

 महोदया,  खास  तौर  पर  हमारी  माँग  इस  सरकार  से  है  कि  जो  फैसले  तुर्त  करने  की  आवश्यकता  है,  जो  ऋण  लिया  गया  हैं,  जो  कर्जा  किसानों  ने  लिया  है,  उस  कर्जे  को  तुरन्त  माफ़  करने  की
 आवश्यकता हैं।  गवर्नमेंट  ऑफ  ड्डिया  से  हमने  कई  बार  रिक्वेस्ट  की  कि  बैंकों  को  आप  इंस्ट्रक्शंस  ठें  स्टेट  गवर्नमेंट  से  हमने  रिक्वेस्ट  की।  आप  बात  करते  हैं  कि  पुनर्गठन  करेंगे,  रीशेडयूल्डिंग  करेंगे|
 आपको  पता  हैं  कि  पिछले  तीन  साल  से  लगातार  सूखा  इस  देश  के  कई  राज्यों  में  है  सूखे  के  कारण  जब  उसकी  आमदनी  ही  कुछ  नहीं  है  तो  रिशेड्यूल  करने  के  बाद  में  वह  पैसा  मैे  वापस  करेगा,  यह
 अहम  सवाल  मंत्री  जी  मैं  आपसे  यहाँ  पर  पूछना  argon)  मैं  बार-बार  गंभीरता  से  इस  बात  को  कह  रहा  हूँ  कि  अगर  इस  ऋण  को  माफ  किया  जाएगा  तो  उसका  पूरा  कर्जा  हट  जाएगा|  उसके  ऊपर  जो  ब्याज
 लग  रहा  है  वह  भी  खत्म  हो  जाएगा  और  आने  वाले  खरीफ  सीजन  में  अगर  उसको  सीड्स  और  फर्टिलाइजर  हम  मुफ्त  में  दे  दें  तो  आने  वालें  सीजन  से  एक  लड  शुरूआत  वह  अपनी  जिन्दगी  की  कर



 सकता हैं।  वरना  आप  तो  देख  ही  रहे  हैं  कि  आत्महत्याओं  का  पुराण  जो  हैं,  तीन  हजार  से  भी  ज्यादा  लोगों  ने  आत्महत्या  की  हैं।  इतनी  आत्महत्याएं  जब  एक  राज्य  में  होती  हैं  तो  गंभीरता  होनी  चाहिए,
 आपने  तो  शुरू  में  इनकार  कर  दिया  था  कि  इतनी  आत्महत्या  नहीं  हुई  हैं|  बाद  में  आपकी  खुद  स्टेटमेंट  हैं  कि  रोज  9  लोग  राज्य  में  आत्महत्या  कर  रहे  हैं,  जब  9  लोग  रोज  आत्महत्या कर  रहे  हैं  तो
 एक  साल,  2015  में  तीन  हजार  से  भी  ज्यादा  लोग  जब  आत्महत्या  कर  रहे  हैं  तो  आप  उसकी  गंभीरता  समझ  सकते  हैं।  इसीलिए  मेरी  आपसे  रिक्वेस्ट  है,  विनती  हैं  कि  यह  जो  कर्जा  लिया
 गया  हैं,  अगर  उसे  हम  माफ  कर  देंगे,  हम  तो  उसके  मरने  के  बाद  लाख  रूपए  उसके  परिवार  को  देते  हैं,  मेरी  रिक्वेस्ट  आपसे  यह  हैं  कि  जल्दी  रहते  हुए  उसका  ऋण  तो  माफ  कीजिए  ताकि  वह  जिन्दा
 रह  सके  और  लाख  रूपए  मरने  के  बाद  मिलने  A  ज्यादा  जिन्दा  होते  हुए  अगर  पैसे  मिलते  हैं  तो  उसको  फायदा  होगा|  यह  मेरी  आप  सबसे,  सरकार  से  दरख्वास्त  है|

 मेरी  रिक्वेस्ट  हैं  कि  इसको  आप  गंभीरता  से  अजिएा।  आज  जो  पैसा  आप  खर्च  आज  इतना  पैसा  करोड़ों  में  खर्च  हो  रहा  है,  उससे  अच्छा  है  कि  यह  कर  देंगे  तो  उससे  निश्चित  तौर  पर  किसानों  को
 राहत  मिलेगी।  मैं  यह  नहीं  कह  रहा  हूँ  कि  सुसाइड्ज़  कंप्लीटली  बंद  हो  जाएँगे,  ऐसा  मेरा  दावा  नहीं  है  पर  वह  जो  फिगर  है;  वह  कहीं  न  कहीं  कम  हो  जाएगी  और  एक  जई  शुरूआत  करने  के  लिए
 उसका  फायदा  ढोठा  आपने  3000  करोड़  रुपये  अाटटूर  के  एन डीआरएफ  से  दिये।  हम  आपका  शुक्रिया  अदा  करते  हैं।  पर  मैँ  यह  भी  कहूँगा  कि  यह  सबसे  ज्यादा  राशि  नहीं  है।  इससे  पहले  भी,
 हमारी  सरकार  के  वक्त  भी  इससे  भी  ज्यादा  राशि  ठी  गई  है।  मैं  कंपैरिज़ज  नहीं  कर  रहा  S|  कहने  का  मतलब  यह  हैं  कि  जब  ज़रूरी  होता  है  तो  करना  पड़ता  हैं।  पर  मेरा  यह  कहना  हैं  कि  पैट्रोल  और

 डीज़ल  के  ऊपर  जब  स्टेट  गवर्नमैंट  ने  अकाल  की  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  दो  रुपये  पूति  लीटर  ज्यादा  पैसे  लगाए,  पैसा  इकट्ठा  करनें  के  लिए  पूति  लीटर  दो  रुपये  पैट्रोल  और  डीज़ल  पर  जब  लगाया
 जाता  हैं,  जब  न  आइल  के  पाइसेज  देश  में  गिर  जाते  हैं  तो  मैं  समझता  हूँ  कि  इस  देश  में  राशि  की  कोई  कमी  नहीं  होनी  चाहिए  अकाल  से  वार फु टिंग  पर  निपटने  के  लिए।  इसलिए  पैसे  के  ऊपर  आप

 इसमें  यह  मत  रखिए  कि  4000  रुपये  दिए  या  3000  रूपये  दिए।  जितना  ज्यादा  पैसे  की  आवश्यकता  हो,  उसके  पूरे  अधिकार  डिस्ट्रिकट  के  कलेक्टर  को  अगर  आप  डेलीगेट  करते  हैं,  आज  क्या  होता  हैं
 कि  डिस्ट्रिकट  के  कलेक्टर  के  पास  कुछ  अधिकार  नहीं  हैं।  स्टेट  गवर्नमैंट  जब  पैसा  देगी,  तब  भी  आता  हैं।  मनरेगा  के  काम  के  बारे  में  मैं  ज़िकर  won  मनरेगा  के  काम  में  आज  जितनी  संख्या  होनी
 चाहिए,  मैं  फिगर्स  लेकर  आया  हूँ  कि  आज  मनरेगा  के  जो  काम  स्टेट  में  हो  रहे  हैं,  तकरीबन  53  हजार  लोग  मनरेगा  पर  आज  इस  अरठवाड़ा।  के  आठ  जिलों  में  काम  कर  रहे  हैं,  टा  आज  की  लेबर  की
 अटेंडेंस है  जो  काम  हो  रहा  हैं।  अध्यक्ष  महोदया,  यह  फिगर  मैंने  इसलिए  बयान  किया  कि  बहुत  कम  फिगर  है।  एक-एक  जिले  में  50-50  हजार  लोग  मनरेगा  के  ऊपर  काम  में  आते  हैं  क्योंकि  उनके
 पास  कोई  काम  नहीं  हैं,  कोई  आमदनी  नहीं  है,  कुछ  फायदा  नहीं  8  वे  रोज़गार  की  तलाश  में  हैं,  पर  मामला  यह  हैं  कि  ज़िले  का  कोई  भी  अफसर  आज  मनरेगा  में  सेक्शन  करने  के  लिए  तैयार  नहीं  है|
 वह  डर  रहा  हैं  कि  मैं  अगर  सैक्शन  करूँगा  तो  156(3)  के  तहत  मेरे  ऊपर  मुकदमा  चालू  हो  जाएगा,  क्योंकि  इसमें  नॉर्म्स  रिलैक्स  करने  की  आवश्यकता  है|  मनरेगा  के  कामों  में  जितने  ज्यादा  ऐसी
 अकाल  की  परिस्थितियों  को  मंजूर  करेंगे,  ज्यादा  लेबर  अटेंडेंस  बढ़ेगी।  मराठवाड़ा  के  आठ  जिलों  की  अटेंडेंस  53000,  टब  बहुत  कम  हैं।  मेरी  गुज़ारिश  हैं  कि  आप  इसके  ऊपर  ध्यान  कीजिए।  आप  उसकी
 मानीटरिंग  कीजिए।|  मुझे  पूरी  उम्मीद  हैं  कि  आपको  हर  जिले  में  50  हजार  लोग  मिलेंगे,  चाहे  वह  बीड  हो,  लातूर  हो,  उस्मानाबाद  हो|  सबसे  बड़ा  सूखे  से  पूभावित  जो  क्षेतू  है,  एक-एक  जिले  में  50-50

 हजार  लोग  कम  से  कम  वहाँ  आ  जाएँगे।  पूरे  आठ  ज़िलों  में  50  sa  इसका  मतलब  यह  है  कि  गवर्नमैंट  की  यंतूणा  में  नीचे  जो  लोग  काम  कर  रहे  हैं,  उनकी  इसमें  काम  करने  की  इच्छा  नहीं  8  कई
 अफसर  तो  छुट्टी  पर  चले  गए,  काम  नहीं  करना  चाहते  हैं,  डर  के  मारे  नहीं  करना  चाहते  हैं।  ब्टूोंकेी  को  आपको  सपोर्ट  करना  पड़ेगा,  उनसे  काम  लेना  पड़ेगा  और  उनको  हिम्मत  देनी  पड़ेगी  कि  आप

 काम  कीजिए  हम  आपके  साथ  हैं|  यह  मैंने  ज़रूरी  समझा  इसलिए  इस  बात  के  ऊपर  मैंने  आपका  ध्यान  mepzARoue  किया

 सभापति  महोदया,  टैंकर  की  स्थिति  यह  हैं  कि  तकरीबन  3000  टैंकर  आज  मराठवाड़ा  के  aq  में  चल  रहे  हैं,  टैंकर  की  कोई  कमी  नहीं  है,  टैंकर  की  उपलब्धि  है  सवाल  यह  हैं  कि  कितने  टैंकर  सही
 इस  काम  में  लगे  हुए  हैं,  कहीं  टैंकर  माफिया  तो  इसका  फायदा  नहीं  उठा  रहा  है।  पैसा  तो  मिल  रहा  हैं,  टैंकर  चल  रहे  हैं,  पर  कई  राज्यों  में  यह  चल  रहा  है  कि  टैंकर  का  माफिया  इसमें  उतरा  हुआ  हैं|
 जीपीएस  सिस्टम  नहीं  होने  के  कारण  एक  टैंकर  वे  कितना  ट्रिप  लगाया,  इसका  हिसाब  किसी  के  पास  नहीं  हैं  और  जितना  पैसा  आ  रहा  हैं,  क्या  वह  लोगों  तक  पहुँच  रहा  हैं?  144  तक  लग  चुकी  है|
 हमारे  कई  दोस्तों  ने  ज़िक  किया  कि  टैंकर  जहाँ  जा  रहा  है,  वहाँ  झगड़ा  हो  रहा  हैं,  लोग  इकट्ठा  हो  रहे  हैं,  वहाँ  एक-एक  टैंकर  के  पीछे  पाँच-पाँत  हज़ार  लोग  इकट्ठा  हो  रहे  हैं|  पानी  भी  वहाँ  पर  देना
 मुश्किल  हो  गया  है।  ऐसी  हालत  में  वहाँ  धारा  144  लगाने  की  पुलिस  को  जब  नौबत  आती  हैं  तो  आप  हालात  समझ  सकते  हैं  कि  वहाँ  के  हालात  कितने  गंभीर  हो  चुके  हैं|  टैंकर  माफिया  पूरे  देश  के  हर
 जिले  में  कहीं  ल  कहीं  लगा  हुआ  हैं  जो  इस  अकाल  की  परिस्थिति  का  फायदा  उठाकर  पैसे  निकलवाने  में  लगा  हुआ  हैं।  मेरी  आपसे  टिव्वैठट  है  कि  इस  पर  ध्यान  देने  की  ज़रूर  आवश्यकता  है  जिसकी
 वजह  से  जो  दिया  हुआ  पैसा  हैं,  उसका  कहीं  पर  गलत  इस्तेमाल  न  करें  और  उसका  फायदा  हमको  लोगों  को  पहुँचाना  वािषटा

 अध्यक्ष  महोदया,  राहत  पहुंचाने  के  लिए  कुछ  चीज़ें  करना  ज़रूरी  हैं।  हम  देखते  हैं  कि  लातूर  की  एक  स्वाति  निकले  नाम  की  बत्ती  बस  का  पास  नहीं  होने  के  कारण  स्कूल  या  कालेज  में  नहीं  जा  पाई
 और  260  रुपये  नहीं  होने  के  कारण  उसके  द्वारा  आत्महत्या  करने  का  मामला  सामने  आया।|  यह  बड़ी  ट्रैफिक  बात  है,  स्कूल  के  विद्यार्थी,  कालेज  के  विद्यार्थी  ऐसी  हालत  में  भी  स्कूल-कालेज  में  जाते  हैं,

 घर  के  हालात  इतने  अच्छे  नहीं  हैं  कि  बस  का  पास  भी  बनवा  acd,  मेरी  आपसे  यह  गुजारिश  हैं  कि  कम  से  कम  इस  पूरे  साल  भर  में  बातों  की  एजुकेशनल  फीस  को  पूरा  माफ  करने  की  आवश्यकता  है
 एग्जामिनेशन  की  फीस  हम  माफ  कर  रहे  हैं,  पर  मैं  कहूंगा  कि  ब्रीच  की  पढ़ाई  के  लिए  जो  बत्ते  जा  रहे  हैं,  उनकी  फीस  इन  जिलों  में,  जहां-जहां  सूखा  प्रभ्तित  हेतु  हैं,  उनकी  पूरी  फीस  माफ  करने  की
 आवश्यकता हैं।  एजुकेशनल  फीस  को  माफ  करके  ऐसी  कोई  बच्ची  स्वाति  के  जैसी  ल  हो,  जिसको  ऐसी  जाबत  आये,

 सवाल  किसानों  की  आज  की  जो  आमदनी  हैं,  उसके  बारे  में  आपकी  सरकार  ने  कहा  कि  किसानों  को  हम  उनके  का्टस  के  ऊपर  उसका  50  पुनीत  फायदा  होना  चाहिए,  उसके  ऊपर  उसको  प्रोफिट
 होना  चाहिए,  यह  हमारी  उम्मीद  है,  हम  इस  काम  में  लगें  हुए  हैं।  इस  Aor  पर  सरकार  क्या  कदम  उठाने  जा  रही  हैं,  खास  करके  ऐसे  हालात  में,  जब  तीन  साल  लगातार  सूखे  की  चपेट  में  पूरे  देश

 के  ठस  राज्य  जा  रहें  हैं,  तब  किसान  की  आमदनी  किस  तरीके  A  बढ़ाई  जायेंगी,  मैं  समझता  हूं  कि  सुप्रीम  कोर्ट  में  जो  एफीडेविट  सरकार  की  ओर  सें  दिया  गया  हैं,  उसमें  यह  कहा  गया  हैं  कि  हम  यह
 धणा-पता  एक  है,  सरकार  ने  जो  एफीडेविट  हाई  कोर्ट,  सुप्रीम  कोर्ट  में  दिया  हैं,  वह  कुछ  अलग  हैं  तो  हम  मंत्री  जी  से  जानना हीं कर  पाएंगे।  यह  सुपर  कोर्ट  में  आपने  बयान  किया  एफ  आपका  A:

 चाहेंगे. ..  (व्यवधान  3

 PAs  और  किसान  कल्याण  मंत्री  (शी  राधा  मोहन  Ris)  :  समर्थन  मूल्य  एक  अलग  विषय  हैं  और  हमारी  सरकार  ने  और  हमारी  पार्टी  ने  भी  चुनाव  के  पहले  किसान  की  आमदनी  को  50

 फीसदी  बढ़ाने  की  बात  की  थी,  उस  पर  आज  भी  कायम  हैं  और  आज  तो  हम  इस  दिशा  में  बढ़  रहे  हैं  कि  आय  दूली  की  जारे  किसानों  की  आय  बढ़ाना  और  समर्थन  मूल्य  बढ़ाना  दोनों  दो  विषय  हैं|
 ...(व्यवधान 3

 थी  अशोक  शंकर्राव  desl  :  ठीक  है,  मैं  आभारी  हूं।  आप  जवाब  में  बोलिये,  मुझे  कोई  दिक्कत  जहीं,  मैं  तो  खाली  आपको  भाट  दिला  रहा  हूं...  (व्यवधान)

 थी  राधा  मोहन  सिंह:  कोई  कन्फ्यूज़न  नहीं  रहे,  सुप्रीम  कोर्ट  का  एफीडेविट  दूसरा  विषय  हैं  और  किसानों  की  आय  बढ़ाना,  लागत  कम  करना,  50  फीसदी  कि  दोगुना,  ये  दोनों  अलग  वि  जरा  हैं|

 थी  अशोक  शंकर राव  व्हा  :  मंत्री  जी,  मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं  है,  अगर  मेरा  बयान  गलत  son  तो  बिल्कुल  आप  जवाब  कीजिएगा।  सवाल  सरकार  के  अमल  करने  का  है,  अगर  वे  कर  सकते  हैं  तो
 हमें  इसमें  खुशी  होगी,  इसमें  कोई  दिक्कत  नहीं  है

 मनरेगा  की  बात  मैंने  पहले  की,  12  हजार  करोड़  रुपये  भारत  सरकार  ने  मनरेगा  के  लिए  रिलीज़  किया  मैं  माननीय  मंत  जी  को  खास  तौर  पर  यह  बताना  चाहूंगा  कि  मनरेगा  के  काम  और  भी
 ज्यादा  होने  के  लिए  सवाल  यह  हैं  कि  स्किल्ड,  अन स्किल्ड  का  जो  पैसा  लोगों  को  मिलता  हैं,  अभी  कई  राज्यों  में  पैसा  नहीं  मिला  हैं।  12  हजार  करोड़  रुपये  में  से  आठ  हजार  करोड़  रुपये  तो  पुराने
 fica  चुकाने  में  लगे  हैं  तो  आज  जो  काम  मनरेगा  में  हो  रहे  हैं,  लेबर  को  काम  देने  के  बाद  में  अगर  उसको  उसका  लेबर  पेटेण्ट  नहीं  होगा  तो  मनरेगा  का  काम  Basic  इम्प्लीमेंट  नहीं  होगा,  ds
 खास  करके  मंत्री  जी  का  ध्यान  मैं  इसलिए  उसके  ऊपर  आकर्र्फीरि/षत  कर  रहा  हूं  कि  मनरेगा  का  अअप्ट  अगर  वक्त  पर  होता  है  तो  उसका  फायदा  निश्चित  तौर  पर  किसानों  को  होगा,  यह  मैं  सास  तौर
 पर  बताना  चाहूंगा|

 अगर  पूरे  कॉम  कंडीशंस  का  जायजा  लिया  जाये  तो  खरीफ  और  रबी  मिलाकर  तकरीबन  20  हजार  करोड़  रुपये  से  शी  ज्यादा  का  पू  भटत०  में  हुआ  है,  इतना  नुकसान रबी  और  खरीफ
 सीजन  का  हुआ  हैं  तो  यह  मैं  इसलिए  कह  रहा  हूं  कि  इसको  ध्यान  में  रखते  sv  किसानों  को  राहत  देने  के  बारे  में  क्या  हम  निश्चित  तौर  पर  कदम  उठा  सकते  हैं,  इसके  बारे  में  तुरन्त  यह  फैसला  करने
 की  आवश्यकता हैं|

 मंत्री  जी  के  एक  बयान  पर  हमें  जरूर  आपत्ति  है,  मैं  इसका  जक  यहां  पर  सास  तौर  पर  करना  चाहूंगा।  उन्होंने  कहा  कि  सूखे  का  कारण  महाराष्ट्र  का  जो  है,  इसके  लिए  जिम्मेदार  शुगर  प्लांट्स  हैं|  मैं
 समझता  हूं  कि  ढमे  मंत्री  जी  बहुत  जिम्मेदार  हैं  और  उनकी  ओर  से  ऐसा  स्टेटमेंट  आना  बिल्कुल  उचित  जहां  हैं।  हम  इसे  व्यक्तिगत  तौर  पर  मैं  इसलिए  कहता  हूं  कि  इसे  पर्सनली  ci,  मेरी  आपसे  यह
 रिक्वेस्ट  है।

 माननीय  अध्यक्ष  :  मंती  जी,  आप  इसे  समझ  लीजिए।



 oft  राधा  मोहन  सिंह:  मेरा  2aeय)  आ  गया,  मेरा  बयान  है।  मैंने  राज्य  सभा  में  भी  कहा  हैं  और  यहां  भी  कहा  हैं  और  अभी  जगदम्बिका  पाल  जी  भी  बोल  रहे  थे  कि  पानी  की  ज्यादा  खपत  इसमें  होती
 है।  अखबारों  में  बहुत  समाचार  आये|  हमने  इसी  हाउस  में  कहा  हैं  कि  इस  सम्बन्ध  में  मराठवाड़ा  पर  अलग  चर्चा  होनी  चाहिए,  चूंकि  इस  प्रकाट  के  समाचार  बहुत  आ  रहे  हैं|

 माननीय  अध्यक्ष  :  प्लीज़,  आप  अपना  अनुभव बताएं|  आप  भी  मुख्यमंत्री रहे  हैं।  क्या  बात  हैं,  वह  आप  बताइए।  अगर  आपको  लगता  है  कि  यह  सुपरसेल  के  कारण  नहीं  हो  रहा  है  तो  आप  वैसी  बात
 बताएं,

 थी  अशोक  शंकर्राव  ACSI:  अध्यक्ष  महोदया,  अहाटाष्टर  में  सुवकेल  प्लांट्स  ज्यादातर  को-ऑपरेटिव  सेक्टर  में  है।  सुपरमैन एक  कैश  काँप  है|  कॉटन  एक  कैश  रप  है|  खासकर,  मयाठवाड़े  के
 क्षेतू  में  सुपरमैन  के  ज़रिए  किसानों  को  अच्छा  पैसा  मिलता  1८  और  वह  मिलता  आ  रहा  हैं|  सरकार  नें  एमआरपी.  देने  के  लिए  बहुत  ज़ोर  लगाया  है।  हमारा  यह  कहना  हैं  कि  सिंचाई  की  जो  सुविधा  हैं,
 उससे  सुगर  फैक्ट्रिज  को  पाली  लठी  मिलता  है,  बल्कि  किसानों  को  पानी  मिलता  हैं।  किसानों  के  खेतों  में  जो  गलना  होता  हैं,  उसे  किसान  फैक्ट्रियों  में  बेचते  हैं  और  इसके  ज़रिए  जो  पैसा  आता  है,  वह
 किसानों  को  मिलता  हैं।  यह  सिर्फ  फैक्ट्रिज  को  ही  नहीं,  बल्कि  बड़े  पैमाने  पर  उससे  रोज़गार  मिलते  हैं|  सिर्फ  सुगर  प्लांट्स  ही  नहीं,  बल्कि  वहां  जो  बाकी  के  प्लांट्स  हैं,  उनमें  भी  पानी  लगता  है।  सुगर
 प्लांट्स  महाराष्ट्र  में  चल  रहे  हैं,  इसलिए  सिर्फ  महाराष्ट्र  में  सूखा  है  क्या?  मैं  कहूंगा  कि  उत्तर  प्रदेश  में  कया  हाल  हैं?  अगर  अकाल  का  कारण  सुगर  प्लांट्स  हैं,  तो  क्या  यह  लॉजिक  सिर्फ  werd
 के  लिए  लागू  होता  हैं?  मध्य  सुदेश,  उत्तर  प्टे  हर  जगह  सुगर  प्लांट्स  हैं।  यह  जो  आपका  लॉजिक  हैं,  वह  सही  नहीं  है।  आपके  बयान  सें  पूरे  देश  में  गलत  मैंसेज  जा  रहा  हैं।  यह  मेटी  आपसे  रिक्वेस्ट  है।
 यह  मैसेज  नहीं  जाना  चाहिए।  यह  मेंरी  आपसे  गुजारिश है।

 ७  झ
 अध्यक्ष  महोदया,  जहां  तक  इस  BW  के  कैस्केडिंग  इफेक्ट  का  सवाल  हैं,  तो  वह  कॉँप  कंडीशंस  पर  तो  ज्यादा  हो  ही  गया  हैं  और  जो  प्राइसेस  है,  उसके  ऊपर  भी  हो  गया  है।  आम  आदमी  के  जीवन  पर  हो
 गया हैं|  आपने  देखा  कि  अरहर  दाल,  उड़द  दाल,  चना  दाल  जसी  जीवलावश्यक  चीज़ों  की  कीमतों  में  बढ़ोतरी  तकरीबन  150ओठों  से  200औ  तक  हुई  हैं।  इसे  भी  कंट्रोल  में  रखने  की  आवश्यकता  हैं
 आप  इम्पोर्ट  कीजिए  या  आप  जो  भी  करना  चाहें,  आप  जरूर  कीजिए  इसका  असर  जो  आज  हमरे  मुल्क  में  हुआ  हैं  और  यह  राइजिंग  प्राइसेस  का  जो  मामला  है,  उसके  ऊपर  आपको  ध्यान  देने  की
 आवश्यकता है|

 अध्यक्ष  महोदया,  मैं  तीन-चार  चीज़ों  की  अपेक्षा  मंत्री  जी  से  करना  चाहूंगा  आज  पूजन  काल  में  डि-सैलिनेशन  प्लांट  का  ज़िकू  हुआ।  यह  हमरे  लौंग  टर्म  की  आवश्यकता हैं।  हम  सोचते  हैं  कि  अभी  बारिश
 हो  जाएगी  और  हम  सब  भूल  जाएंगे  कि  अकाल  में  क्या  करना  चाहिए।  सरकार  शायद  इंतज़ार  ही  कर  रही  हैं  कि  मटीठे  भर  के  बाद  बारिश  आ  जाएगी  और  फिर  कुछ  करने  की  जरूरत  नहीं  पड़ेगी|  जो
 भी  कोस्टा  स्टेट्स  हैं,  उनमें  अगर  डि-सैलिनेशन  प्लांट्स  लगाए  जाएं  तो  अच्छा  होठा  यह  इंवेस्टमेंट है,  सरकार  को  इसमें  कुछ  मदद  करनी  होगा|  तमिलनाडु  में  और  अन्य  जगह  ये  लगे  हुए  हैं।  पूरे
 भारतवर्ष  में  जो  कोस्टा  स्टेट्स  हैं,  जिसके  पास  समुद्र  का  किनारा  हैं,  वहां  हम  लोगों  को  डि-सैलिनेशन  प्लांट्स  बड़े  पैमाने  पर  देना  चाहिए,

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  नदी  जोड़ो  प्रकल्प  का  जीक्यू  किया।  राजेन्दर  सिं  जी,  जो  इस  मामले  के  एक्सपर्ट  हैं,  उनका  बयान  आज  सबेरे  ढी  मैं  सुक  रहा  थ  उन्होंने  कहा  कि  उसके  लिए  रिवर
 कनेक्टिविटी कोई  इलाज  नहीं  है|

 इसमें  दो  चीज़ें  हैं।  इसे  समझने  की  जरूरत  हैं।  कहीं  पर  पानी  को  लेकर  अन्तर्राज्यीय  झगड़े  शुरू  हो  कए,  आंसू  सुदेश  और  महाराष्ट्र  में  बावली  प्रोजेक्ट  के  ऊपर  झगड़ा  हो  गया।  महाराष्ट्र  के  नांदेड़,
 पानी  में  प्रॉब्लम  हो  गया  है  जायकवाड़ी  प्रकल्प  को  लेकर  मराठवाड़ा,  उत्तर  महाराषुद्वू  और  पश्चिम  महाराष्ट्र  में  झगड़ा  शुरू  हो  गया  है।  मेरी  गुज़ारिश  यह  हैं  कि  इसका  फैसला  करने  से  पहले  वहां
 पाली  की  उपलब्धता  क्या  हैं,  इसके  ऊपर  ध्यान  दीजिए,  तरना  हर  एक  स्टेट  में  पाली  के  ऊपर  झगड़ा  हो  जाएव।  वाटर  रेगुलेटरी  कमीशन  काम  नहीं  कर  रहे  हैं।  उन्होंने  पॉलिटिकल डिसीजन  कह  कर
 इसे  सरकार  के  ऊपर  छोड़  दीजिएा  पर,  यह  मामला  पोलिटिकल  नहीं,  बल्कि  एडमिनिस्ट्रेटिव  हैं।  पानी  की  उपलब्धता  किन-किन  राज्यों  में  है  और  उसे  ध्यान  में  रखकर  इसे  करना  क्या  वाएबल  हैं,
 फिजीबल  हैं  या  नहीं  है,  इसे  सोचकर  डी  इसके  ऊपर  फैसला  करने  की  आवश्यकता  है|

 अध्यक्ष  महोदया,  मनरेगा  का  काम  ज्यादा  से  ज्यादा  मंज़ूर  फीजिए  आत्महत्यागूस्त जो  भी  कुटुम्ब  हैं,  उन्हें  सरकार  एक  लाख  रुपए  देती  है|  इसे  बढ़ाकर  पांच  लाख  रुपए  करने  की  आवश्यकता  है।  यह

 एक  लाख  रुपए  का  फॉर्म  बहुत  पुराना  हैं।  मैं  समझता  हूं  कि  उसे  आज  की  हालात  में  रिताइज  करने  की  आवश्यकता  है|  अगर  उन्हें  पांच  Aka  रुपए  की  राशि  मिलती  है,  तो  अच्छा  होा  उनकी  जो
 फैमिली  हैं,  उसे  पेंशन  देने  की  आवश्यकता  हैं।  जैसे  कर्नाटक  में  कांग्रेस  सरकार  ने  उनके  परिवारों  के  लिए  दो  हजार  रुपए  की  पेंशन  शुरू की  हैं।  हमारा  रिक्वेस्ट  हैं  कि  इस  पर  विता  करें|

 खाद,  फर्टिलाइजर्स  और  सीड्स  को  आे  ताली  खरीफ  सीजन  के  लिए  अगर  आप  बिना  मूल्य  देते  हैं,  तो  मैं  समझता  हूं  कि  हमारी  जो  कर्ज़  माफी  की  मांग  हैं,  जिस  पर  मैं  निश्चित  तौर  पर  अभी  भी  कायम
 हूं,  उस  पर  आप  गौर  में  यही  मेरी  आपसे  अपेक्षा  है

 ७७ झ माननीय  अध्यक्ष  :  यह  जो  चर्चा  है,  इसें  कल  कांटी न्यू  x x  अभी  हम  जीरो  ऑवर  पूरा  कर  लेते  हैं।  We  will  continue  it  tomorrow.


